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फासीवाद और नव-उदारवादी हमले के खिलाफ “जनचतेना यात्रा”

इज़राइल फ़़िलिस्तीनियोों के प्रतिरोध से क्ययों डरता है?
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तमाम विरोधो ंके बीच मोदी सरकार मज़दूरो ंको बंधआु बनाने वाल 
चार लेबर कोड अभी लागू नही ंकर पाई, लेकिन चोर दरवाज ेसे उसे लागू 
करने और तमाम तरीक़़ोों  से उसके विभिन्न 
खतरनाक प्रावधानो ंको थोपने की कोशिशेें 
जारी हैैं। इसी क्रम मेें पिछले दिनो ंभारत की 
दिग्गज आईटी कम्पनी इंफोसिस  के मालिक 
नारायण मूर्ति ने फरमाया कि “देश की तरक्की 
के लिए हर रोज करीब 12 घण्टे और हफ्ते 
मेें कुल 70 घण्टे काम करना चाहिए!”

नारायण मूर्ति का कहना था कि आज 
भारत की उत्पादकता काफी कम ह ै और 
उसका मुकाबला चीन जसेै देशो ंसे ह।ै अगर 
भारत को प्रतिस्पर््धधा मेें टिकना ह ैतो उसको 
अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी और यह 
काम देश का यवुा कर सकता ह ैबशर्ते वह 
सप्ताह मेें 70 घंटे काम करे। वैसे नारायण 
मूर्ति ने वही बात कही जिसकी इस देश के 
पूंजीपति लम्बे समय से मागं कर रहे हैैं।
      मूर्ति जी ज़मीनी हक़ीक़त यह ह ैकि इस 
देश के मजदूर-मेहनतकश की बड़ी आबादी हफ्ते मेें 70 घण्टे से ज्यादा 
काम कर रही ह।ै रोज 12-12 घण्टे काम करने के बावजदू इस विकट 
महँगाई के दौर मेें उन्हहें केवल मामूली गुज़ारे लायक ही मज़दूरी मिल पा 
रही ह।ै

देश की लगभग 94% मजदूर आबादी असंगठित क्षेत्र मेें काम 
करती ह,ै जिनकी जीवन स्थितिया ँबहुत ही दयनीय हैैं। बइंेतहेा काम के 
घण्टे और मिलने वाली मामूली दिहाड़ी से वह बमुश्किल अपना गुजर-
बसर कर पा रही ह।ै घरो ंमेें समान डिलीवरी करने वाल गिग वर््क र हो,ं 
ओला-उबर ड््रराइवर हो,ं चाहेें खेतीहर मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाल, रिक्शा-
ठेला वाल, दकुानो-ंढाबो-ंहोटलो ंमेें काम करने वाल करोड़ो ंमेहनतकश 
हो,ं इनके काम के घंटे बइंेतहा ँहैैं, लेकिन तरक्की कहा ँह?ै

जिन देशो ंमेें काम के घण्टे सबसे ज्यादा हैैं, उनमेें भारत दनुिया के 

पहले 10 देशो ंकी सूची मेें सातवेें पायदान पर ह।ै कानूनी तौर पर भारत 
मेें 48 घण्टे प्रति सप्ताह यानी 8 घण्टे 6 दिन का कार््यदिवस और सप्ताह  

मेें  एक छुट्टी का कानून ह।ै इसके बावजदू 
12-12 घण्टे काम लिया जाता ह।ै फिर भी 
भारत प्रति व्यक्ति औसत आय के मामल मेें 
दनुिया के देशो ंमेें 142वेें पायदान पर ह।ै
        नारायण मूर्ति जी गौर करेें; नीदरलैैंड 
मेें सप्ताह मेें 29 घण्टे, डेनमार््क  मेें 33 घण्टे, 
कनाडा मेें 32 घण्टे, ब्रिटेन मेें 36 घण्टे, 
जर््मनी मेें 34 घण्टे, जापान मेें 36 घण्टे, 
अमेरिका मेें 36 घण्टे का काम ही लिया 
जाता है। इसके बावजदू इन देशो ं मेें प्रति 
व्यक्ति औसत आय, उनका रहन-सहन 
काफी उन्नत ह।ै

दरअसल नारायण मूर्ति जिस प्रतिस्पर््धधा 
की बात कर रह ेहैैं वह पूंजीपतियो ंके बीच 
बाज़ार पर कब्जे की प्रतियोगिता ह।ै हर 
पूंजीपति चाहता ह ैकि उसका माल सस्ते से 
सस्ता बने और दूसरे पूंजीपति को इस होड से 

बाहर कर दे। इसी को वह राष्टट्रवाद का चोला पहना देता ह ैताकि उसके 
द्वारा मज़दूर वर््ग का जो विकट शोषण हो रहा है उसपर पर््ददा डाला जा 
सके।

अपने इसी होड के कारण अन्य तरीको ं के अलावा एक तरीका 
मज़दूरी कम से कम देना और काम के घंटे बढ़ाना ह,ै ताकि उसके मुनाफे 
का पहिया लगातार घूमता रह।े

वास्तव मेें यदि मेहनतकश वर््ग के नजरिए से और इंसाफ के तौर पर 
देखा जाए तो वर््तमान दौर मेें दनुिया मेें लगातार विकसित होती तकनीक 
के साथ ही उत्पादकता भी तजेी से बढ़ी ह।ै यानि कम समय मेें मज़दूर 
बहुत ज्यादा उत्पादन कर रह ेहैैं। इस हिसाब से तो काम के घंटे कम होने 
चाहिए लेकिन उल्टे इन्हहें बढ़ाने की बात बईेमानी ह!ै

सोशल मीडिया पर मेहनतकश से जड़ेु!
मेहनतकश को आप अपने हालात व संघर््ष 

की खबरेें सीधा भी भेज सकते ह!ै

	⇒ मेहनतकश वेबसाइट के लिए
         www.mehnatkash.in

	⇒ मेहनतकश चैनल के लिए
          youtube.com

	⇒ संघर््षरत मेहनतकश फेसबुक 
पेज से भी जुड़े!



की बहुत गहरी खाई बनाई ह,ै जिसमे दमित तबको ंके 
प्रति; दलित, शूद्र, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक के 

प्रति; एक प्रकार की मानसिक और शारीरिक हिसंा को 
वैधता मिली है।

फासीवादी आदंोलन उच्च-वर््णवादी और अन्य 
सामाजिक रूप मेें प्रतिक्रियावादी तत्तत्ववों  को बढ़ावा 
देता ह,ै जो स्वतंत्रता, बंधतु्व, हर नागरिक के क़ानूनी 
समानाधिकार जसेै मूल््योों  को अपने सामाजिक वर््चस्व 
के प्रतिस्पर्धी के रूप मेें देखता ह ैऔर उन मूल््योों  को 
बरु््जजुआ दायरा के अदंर भी वास्तविक रूप मेें स्थापित 
होने से प्रतिरोध करता है।

कॉरपोरेट पूंजीपति या इन पूंजीपतियो ंका समूह; 
जब संकटग्रस्त स्थिति मेें रहता ह ै और मुनाफे के 
लिए जनता का न्यूनतम क़ानूनी अधिकार भी उनके 
लिए बाधक के रूप मेें आता ह,ै तब उनके लिए भी 
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अभियान

फासीवाद और नव-उदारवादी हमले के खिलाफ
कोलकता से बनारस तक “जनचेतना यात्रा”

क््राांतिकारी वामपंथी और जनवादी संगठनो ने 
मिलकर कलकत्ता से शुरू करके बंगाल, झारखण्ड, 
बिहार से होत े हुए उत्तरप्रदेश के 
बनारस तक पदयात्रा करने की 
घोषणा की है। 6 दिसंबर बाबरी 
मस्जिद ढहाने के दिन को याद करत े
हुए कलकत्ता से यात्रा की शुरुआत 
होगी और धनबाद, पटना, गया होत े
हुए; गावँ-देहात-शहर-औद्योगिक 
इलाको ं मेें प्रचार करते हुए बनारस 
की तरफ जाएगी।

आरएसएस-भाजपा के 
फासीवादी हमलो ं के खिलाफ 
आवाज़ उठात ेहुए, कॉरपोरेट पूंजी 
के शोषण-लूट और उसमे विपक्षी 
पार्टियो ंके भी शासक-वर्गीय चरित्र 
का पर््ददाफास करत े हुए यह यात्रा 
जनता के मुलभुत मुद््दोों , वास्तविक 
जनवाद का सवाल, लोकतंत्र, प्रगति 
और समानता की लड़़ाई को मजबतू 
करने के लिए आवाज़ उठाने की 
तयैारी कर रहा ह।ै

देश मेें फासीवादी हमल के 
खिलाफ जनता के संघर््ष को आगे 
बढ़ाने का सवाल देश मेें आज़ादी, 
बराबरी और जनवादपसंद लोगो के 
लिए महत्वपूर््ण सवाल बना हुआ है। 
आरएसएस-भाजपा के शासन ने एक 
तरफ कॉरपोरेट घरानो के लिए देश 
की सम्पदा और मजदूरो ं को लूटने 
की खुली छूट दी ह;ै जिसने मेहनतकश 
जनता की जिदंगी को और भी बर््बबादी की तरफ धकेला 
ह।ै और दूसरी तरफ धर््म के नाम पर झगड़े खड़ा करके 
जनता को उलझाए रखा ताकि जनता एकताबद्ध तरीके 
से कॉरपोरेट पूंजीपतियो ंके लूट के खिलाफ संघर््ष ना 
खड़ा करे और सरकार को मेहनतकशो ंकी बात मानने 
के लिए मजबरू ना कर पाए।

तजेी से बढ़त ेहुए फासीवादी हमलो ंके खिलाफ 
संघर््ष की तयैारी मेें फासीवादी आदंोलन, जो की एक 
प्रतिक्रियावादी जनआदंोलन के रूप मेें समाज के अदंर 
से विकसित होता ह;ै उसका चरित्र और भारतीय सन्दर््भ 
मेें उसकी विशेषताओ ंको समझना जरुरी होगा। भारत 
मेें ब्राह्मणवादी विचारधारा ने जनता के अदंर गैरबराबरी 

प्रतिक्रियावादी सामाजिक तत्तत्ववों  के साथ गठबंधन 
करना जरुरी हो जाता ह।ै फासीवादी जनआदंोलन, 

जो समाज के किनारे चलता था, वो 
कॉरपोरेट पूंजी की मदद मिलने से 
ही समाज की मुख्यधारा मेें आकर 
राज करने के लिए पहल करता 
ह;ै पूंजीवादी शासन के अदंर ही 
फासीवादी शासन लागू करने की 
कोशिश करता ह।ै

भारत मेें फासीवादी आदंोलन 
आज जिस मंजिल पर ह,ै उसमे 
क््राांतिकारी वामपंथी ताकतो ं की 
एकताबद्ध पहल महत्वपूर््ण हो 
गई ह।ै क्रन्तिकारी वामपंथी और 
प्रगतिशील, जनवादी शक्तियो ं
की साझा पहल फासीवाद विरोधी 
संघर््ष को आगे बढ़ाएगा; पूंजीपति 
वर््ग की हितकामी जो राजनीतिक 
पार्टिया ं भाजपा को सरकार से 
हटाकर सत्ता का हिस्सा चाहती हैैं, 
उनसे राजनैतिक और सागंठनिक 
दूरी बनाये रखेगा, आम जनता 
को संघर््ष मेें लगातार सक्रीय करने 
की कोशिश करेगा; वह वर््तमान 
दौर के फासीवाद विरोधी संघर््ष मेें 
महत्वपूर््ण भूमिका निभा सकता है।

तमाम संगठनो के साझा 
कार््यक्रम के रूप मेें कलकत्ता से 
बनारस की यात्रा इस दिशा मेें एक 
महत्वपूर््ण पहलकदमी है।

“लोगो ं को परस्पर लड़ने से रोकने 
के लिए वर््ग-चेतना की जरूरत ह।ै 
ग़रीब मेहनतकश और किसानो ंको 
स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तमु्हारे 
असली दशु्मन पूँजीपति हैैं, इसलिए 
तुम्हहें इनके हथकण््डोों से बचकर 
रहना चाहिए।”

-शहीदे आज़म भगत सिहं
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मज़दरूनामा

लंबे सघंर््ष के बाद बारानगर जूट मिल के श्रमिकोों की जीत
कोलकाता। बारानगर जूट मिल के दस मजदूरो ं

ने एक दशक पूर््व ग्रेच्युटी भुगतान का मुकदमा किया 
था। ऐसे मेें उन्हहें नौकरी से निकाल दिया गया। विषम 
परिस्थितियो ं के बावजूद पांच मज़दूरो ं ने एक दशक 
तक लड़़ाई जारी रखी और जीत तक पहुुँ चे।

फैसला उनके पक्ष मेें आने के बाद भी मिल 
मालिक कोर््ट का आदेश मानने की जगह मजदूरो ंको 
धमकी देते रहा। उसने कुछ हज़़ार रुपयो ं मेें विवाद 
निपटाने का प्रस्ताव भी रखा।

दरअसल पूरे क्षेत्र मेें ग्रेच्युटी का पैसा ग़बन करने 
या कम करके देने की प्रथा सामान्य बन गई थी। 
दलाल ट््ररेड यूनियनेें भी इस प्रथा मेें अपनी रज़़ामंदी 

दे चुकी थी।ं ऐसे मेें मलिक द्वारा कोर््ट का आदेश मान 
लेने से पूरे क्षेत्र मेें इस ग़़ैर क़़ानूनी कारोबार के सामने 
एक बड़़ी चुनौती खड़़ी हो जाती। 

श्रमिको ं ने स्वाभाविक रूप से प्रस्ताव ठुकरा 
दिया। वसूली की कार््यवाही भी करीब पांच साल 
तक चलती रही। लंबी जद्दोजहद के बाद जब कंपनी 
निदेशक के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तब 
मजबूरन उसे अदालत आना पड़़ा। मालिक ने एक 
बार फिर मज़दूरो ंको ख़रीदने की कोशिश की लेकिन 
मज़दूर अडिग रहे। वे अदालत के आदेश के मुताबिक 
पैसे लिए बिना पीछे हटने को तैयार नही ंथे। अंततः 
मालिक सबको बकाया देने पर मजबूर हुआ।

सुरगं से बाहर निकले मज़दरू; कई सवाल अनुत्तरित

      उत्तराखंड के सिल्कयारा, उत्तरकाशी मेें 
निर््ममाणाधीन सुरंग मेें मलबा आने से 12 नवंबर, 
दिवाली से अंधी सुरंग मेें फंसे 41 मजदूर 17 
दिन तक जिंदगी व मौत से जूझते रहे। बचाव 
मेें ढिलाई से गुस्साए लोगो ंने विरोध प्रदर््शन तक 
किया। इधर केन्द्र व राज्य की तमाम एजेेंसियां, 
अत्याधुनिक बहुराष्ट्रीय तकनीक और ड््ररिलिंग की 
कवायद चलाती रही।ं
      अंततः अवैध कोयला खनन के लिए इस्तेमाल 
होने वाली ‘रेट होल माइनिंग’ की देशी जुगाड़ 
पद्धति से 12 श्रमिको ं ने फावड़़े, गेेंती, हस्त 

संचालित ड््ररिल मशीन से दो दिन मेें मलबे, सरिया 
और कंक्रीट की दीवार काट कर अपने मज़दूर 
भाइयो ंको बचा लिया।
       निर््ममाणाधीन सुरंग सरकार की महत्वाकांक्षी 
ऑल वेदर परियोजना का हिस्सा है, जो बद्रीनाथ, 
केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तीर््थ स्थलो ं
तक संपर््क  बढ़़ाने की पहल बताई गई है। जबकि 
हिमालयी क्षेत््रोों  मेें अवैज्ञानिक, बेहिसाब निर््ममाण 
कार्ययों से कच्चे पहाड़ अन्दर से छलनी हो रहे हैैं, 
जिनका मानवीय, पर््ययावरणीय और व्यवहारिक 
असर खतरनाक है।

      परियोजना का ठेका उस नवयुग कंपनी के 
पास है, जिसके द्वारा निर्मित नागपुर–मंुबई समृद्धि 
एक्सप्रेस-वे पर ठाणे के पास अगस्त 2023 मेें 
क्रे न गिरने से 20 मजदूरो ंकी मौत हो चुकी है। 
15 मई 2020 को नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी 
और अडानी इंटरप्राइजेज के बीच विजयवाड़़ा 
बाईपास नाम से 26/74 अनुपात मेें साझेदारी हुई 
थी। 2021 मेें अडानी ने इसके 100% शेयर््स 
खरीद लिए।
सवाल कई हैैं?

कानून की धज्जियां उड़ाकर ऑल वेदर 
परियोजना 53 हिस््सोों  मेें विभाजित करके पारित 
क््योों  हुई? 2018 मेें स्वीकृति के बावजूद बाहर 
निकलने का वैकल्पिक रास्ता क््योों  नही ंबना था? 
इस सुरंग मेें पहले भी हो चुकी घटना से क््योों  
सबक नही ं लिया गया? संवेदनशील हिमालय 
मेें बड़़ी-बड़़ी परियोजनाओ ं मेें दरु््घटनाओ ं की 
प्रबल संभावना के बावजूद श्रमिको ंकी सुरक्षा के 
इंतजाम क््योों नही ंहैैं?
      दरअसल, विकास के नाम पर कंपनियो ंको 
मनमानी छूट है, जिसके केें द्र मेें स्थानीय आबादी 
के हित, पर््ययावरण एवं मज़दूरो ं की सुरक्षा नही ं
बल्कि मुनाफे की हवस है। हालांकि यह सुखद ह ै
कि अंध-सुरंग मेें जूझते मज़दूर किसी तरह बच 
गए, लेकिन अवैज्ञानिक परियोजनाएं कायम हैैं 
और हादसो ंका सिलसिला जारी है।

इस लड़़ाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि 
इस घोर मज़दूर विरोधी तंत्र मेें भी मालिक के लिए 
लंबी लड़़ाई की टक्कर मेें मौजूदा कानूनी ढांचे को पूरी 
तरह नकार देना हमेशा संभव नही ं होता है। लेकिन 
अगर मोदी सरकार द्वारा लाये जा रहे नये श्रम कानून 
प्रभावी हो जाएँ तो ऐसी लड़़ाईयो ंके लिए कोई जगह 
नही ंबचेगी।

बारानगर जूट मिल के मज़दूरो ंकी जीत मज़दूरो ं
को एक तरफ नये श्रम कानूनो ं का विरोध करने और 
दूसरी तरफ मजदूरो ं के हित मेें कानूनी व्यवस्था को 
मजबूत करने के लिए जोरदार लड़़ाई लड़ने की प्रेरणा 
देती है।



दार्जिलिंग पहाड़ और तराई-डुवर््स क्षेत्र की चाय 
दनुिया भर मेें मशहूर होने और देश के निर््ययात मेें 
महत्वपूर््ण भूमिका निभाने के बावजूद हर साल यहा ँ
दशहरा-दिवाली-दरु््गगा पूजा के अवसर पर बोनस को 
लेकर गर््ममागर्मी का माहौल रहता है। लेकिन इस बार 
बोनस को लेकर हुए संघर््ष मेें मजदूरो ंकी विशेष रूप 
से जुझारू भूमिका देखने को मिली। 

2014 से ही चाय बाग़़ानो ं मेें न्यूनतम मज़दूरी 
अधिनियम के लागू करने की मागं पर जोरदार आदंोलन 
चला ह।ै

इसके बावजदू आज तक यहा ँन्यूनतम मज़दूरी 
लागू नही ं है। मजदूर मात्र 250 रु दिहाड़ी पर काम 
करने को मजबरू हैैं। बहेद कम मजदूरी के करण ही 
कई मजदूर पलायन करने को मजबरू हो जात ेहैैं। बहुत 
मुश्किल से अपनी जिदंगी चलाने वाल मज़दूरो ं और 
उनके परिवार के लिए साल मेें एक बार मिलने वाला 
बोनस अति महत्वपूर््ण होता ह।ै घर के बच््चोों  के लिए 
कुछ सामान और सालभर से रुकी हुई एक-दो कीमती 

रुद्रपुर। 24 सितंबर, 2023 को मेहनतकश 
पत्रिका के 50वेें अंक पर “किन चुनौतिया ँ से जूझ 
रहा है भारत का मज़दूर” विषय पर मज़दूर सेमिनार 
आयोजित हुआ। सभा मेें उत्तराखण्ड के साथ 
राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और बंगाल 
के भी मज़दूर साथी और कार््यकर््तता शामिल हुए।

मुख्य वक्ताओ ं के अलावा विभिन्न मज़दूर 
संगठनो ं विशेषकर मासा के घटक संगठनो ं के 
प्रतिनिधियो ं ने अपनी टिप्पणी साझा की। कॉर्पोर�ेट 
और फासीवादी गंठजोड़ द्वारा मजदूरो ं पर किए जा 
रहे हमल की तीव्रता के सामने मज़दूर वर््ग के समक्ष 

आंदोलन

चीज़़ोों  की ख़रीदारी बोनस के भरोसे ही होती है।
इस बार सितंबर महीने से बोनस पर बैठकेें  होने 

लगी ं लेकिन कई मीटिगो ं के बाद भी मालिको ं के 
संगठन तराई-डुवर््स और पहाड़ के लिए 9-10-11% 
से आगे बढ़ने से इनकार करते रहे। जबकि पिछले 
कई सालो ंसे चाय बागान मज़दूरो ंको लगभग 20% 
बोनस मिल रहा है। 12 अक्टूबर को तराई-डुवर््स क्षेत्र 
की मीटिग मेें बहुत बहस के बाद 19% देने का फैसला 
हुआ। लेकिन पहाड़ के चाय बागानो ंके विषय मेें कोई 
समझौता न हो सका था। 

दरु््गगा पूजा के ठीक पहले 16 अक्टूबर को सिलीगुड़़ी 
के श्रमिक भवन मेें पहाड़ की बोनस बठैक के दौरान 
मजदूरो ंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। मालिक 12% 
तक ही रुक गए। मजदूर संगठनो ंके सभी तर्ककों के बाद 
भी जब मालिक नही ं माने तो रात 10 बज े यनूियनो ं
प्रतिनिधि मीटिग का बहिष्कार कर बाहर आ गए। 
मजदूरो ंके आक्रोश और बागानो ंमेें इस मदु्दे पर बने ग़़ुस्से 
को देखत ेहुए राज्य सरकार ने उसी रात पहाड़ के चाय 

खड़़ी समस्याओ ं को व्यापक और सही परिप्रेक्ष्य मेें 
देखने की ज़रूरत पर ज़़ोर दिया। वक्ताओ ंने भारत 
मेें नवउदारवाद-निजीकरण-भूमण्डलीकरण की 
नीतियो ंको लागू करने मेें विभिन्न सरकारो ंकी भूमिका 
व मज़दूर आबादी पर इनके प्रभाव की व्याख्या की। 
कहा कि वर््तमान दौर मेें मीडिया पंूजीपतियो ं और 
सरकार के पास दमन का सबसे कारगर हथियार है। 
यह लोगो ंको भ्रमित कर विभाजन पैदा कर रहा है।

सेमीनार मेें मज़दूर वर््ग के बीच भयावह रूप 
ले चुके विभाजनो-ं कार््य स्थल मेें विविध बंटवारे, 
पेशागत विभाजन, आर्थिक तौर पर भारी असमानता, 

बागानो ंमेें भी 19% बोनस का नोटिस जारी कर दिया।  
इसके बाद कई बागान 19% के हिसाब से बोनस 

देने लगे लेकिन कई बगानो ंने 9%, 11%, 14% तक 
भी घटा कर दिया। ज़््यादा चालाक मालिको ंमेें से कई 
ने बागान बंद करने का नोटिस लगा दिया। पहाड़ के 
पेशोक चाय बाग़़ान व कुछ दिन पहले बन्सल के हाथ 
मेें रहने वाल कुछ चाय बागान और डुवर््स के सामसिंग 
व रायमाटांग चाय बागान मेें ताला लगा दिया गया। 

इस बहानेबाजी से मज़दूर बखूबी वाक़़िफ़ हैैं। ठंड 
के महीनो ंमेें चाय बागानो ंमेें पत्ती कम आने के कारण 
उत्पादन घट जाता है। इसलिए मालिक इस मौसम मेें 
बगान बंद करके मजदूरी देने के ‘बोझ’ से छुटकारा 
पाने के बहाने ढँूढते रहते हैैं। बोनस के समय से ही 
लालच और अधिकारो ंका यह टकराव शुरू हो जाता 
है और फरवरी-मार््च के महीने मेें फर्सस्ट-फ्लश आने 
तक चलता है, जब मुनाफ़़े  की गंध पा कर मालिक ख़़ुद 
बाग़़ानो ंमेें लौट आते हैैं।

लेकिन इस बार मजदूर चुपचाप नही ं रहे। 
19% की सरकारी घोषणा लागू कराने की मांग पर 
मजदूरो ंने बुलंद आवाज़ उठायी। बागानो ंकी फैक्ट्री 
या ऑफिस के पास गेट मीटिग, जुलूस नारेबाजी 
कर अपना तेवर दिखलाया। बगान बंद करके भागे 
मालिको ंके पेट््ररोल पम्प का भी घेराव करके उन्हहें बगान 
मेें लौटने को मजबूर किया और बोनस का पैसा हासिल 
कर के ही माने।

मजदूरो ंके दबाव मेें आकर कुछ बगानो ंमेें पहले 
ही 20% बोनस देने की घोषणा हो गई थी। कही ं
औपचारिक रूप मेें 19% की घोषणा के बाद कुछ 
अतिरिक्त बोनस भी मिला।

धर््म, जाति, क्षेत्र आदि सामाजिक बंटवारे, मानसिक 
दासता जैसी गम्भीर स्थितियो ंको सबसे बड़़ी चुनौती के 
रूप मेें चिन्हित किया गया।

मजदूर विरोधी श्रम संहिताएं वापस लेने, मज़दूर 
हित मेें श्रम कानूनो ंमेें सुधार; दमन, यूनियन अधिकार 
पर हमल व छटनी-बंदी पर रोक; सम्मानजनक स्थायी 
रोजगार और ₹26,000 मासिक न्युनतम मजदूरी; 
सांप्रदायिक नफरत, सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न 
को परास्त करते हुए कॉरपोरेट पँूजी-फासीवादी 
ताकतो ंके हमलो ंके खिलाफ़ वर्गीय एकताबद्ध संघर््ष 
को आगे बढ़़ाने का प्रस्ताव पारित हुआ।

चाय बाग़़ान मज़दरूोों ने जीता बोनस का संघर््ष

मेहनतकश सेमीनार मेें चुनौतियोों पर चर््चचा; एकता का आह्वान
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साथ नेतृत्व के आगे बढ़ते रहने से।
इस जीत के लिए भगवती-माइक्रोमक्स 

के समस्त संघर््षरत जुझारू मज़दूर बधाई 
के पात्र हैैं, जिन््होों ने धैर््य के साथ, विविध 
कठिनाइयो ंको झेलते हुए जमीनी व क़़ानूनी, 
दोनो ं रूप से बेहतरीन संघर््ष चलाया। साथ 
ही संघर््ष मेें स्थानीय यूनियनो ं व मज़दूरो ं के 
साथ गुड़गांव-मानेसर-नीमराना सहित देश के 

तमाम यूनियनो ंव मज़दूरो ंका सहयोग मिला। 
क़़ानूनी रूप से अधिवक्ताओ ंने उपयोगी पैरवी 
की।
आंदोलन के  सबक-

• आज के कठिन दौर मेें विभिन्न अवरोधो ं
के बावजूद करीब पाचँ साल मेें छँटनी समाप्त 
करवाना, बकाया वेतन के साथ पीएफ की 
निरंतरता के साथ बंद प््लाांट पुनः खुलवाना एक 
ऐतिहासिक जीत है।

• मज़दूर साथियो ं के धैर््यपूर््ण जुझारू 
संघर््ष, ज़मीनी व क़ानूनी लड़ाइयो ं के कुशल 

गैर कानूनी छँटनी के खिलाफ 
माइक्रोमक्स उत्पाद बनाने वाली भगवती 
प्रोडक््ट््स लिमिटेड, पंतनगर, ऊधम सिंह नगर 
(उत्तराखंड) के मज़दूर साथियो ंको करीब 58 
माह के लंबे जुझारू संघर््ष के बाद ऐतिहासिक 
जीत हासिल हुई है।

उल्लेखनीय है कि 27 दिसम्बर 2018 को 
भगवती-माइक्रोमैक्स प्रबंधन ने 303 महिला 
व पुरुष श्रमिको ं की गैरकानूनी छँटनी 
कर दी थी, साथ ही शेष 47 मज़दूरो ंको 
गैरकानूनी ले-ऑफ के तहत बाहर बैठा 
दिया था व यूनियन अध्यक्ष को निलबित 
और बाद मेें बर््खखास्त कर दिया था।

इस दरमियान मज़दूरो ं की जमीनी 
और कानूनी लड़़ाई लगातार जारी रही। 
विकट आर्थिक व मानसिक कठिनाई के 
दौर से गुजर कर भी मज़दूर संघर््ष मेें डटे 
रहे। पुलिस प्रशासन के फर्जी मुकदमो ं
को झेलते, आंधी-तूफान, बारिश, 
भयावह ठंड, गर्मी, कीड़़े-मकौड़़े-सांप से 
जूझते और कोविड महामारी के विकट 
संकटपूर््ण दौर मेें भी कंपनी गेट पर 
धरना चलता रहा, श्रम भवन मेें धरना, 
कई जुझारू प्रदर््शन, जुलूस, मज़दूर 
पंचायतेें और विविध कार््यक्रम होते रहे।

ट््ररिब्यूनल, हाईकोर््ट से लगातार 
जीत और सुप्रीम कोर््ट मेें गतिमान विवाद 
के बीच अंततः 13 जुलाई, 2023 
को प्रबंधन व श्रमिक पक्ष के मध्य हुए 
समझौते के तहत छँटनी के शिकार 303 
श्रमिको ंमेें से 152 श्रमिको ंऔर बर््खखास्त 
श्रमिक नेता की कार््यबहाली हुई है। ले-
ऑफ श्रमिक भी कार््य ग्रहण कर चुके 
हैैं। आंदोलन के दौरान हिसाब ले चुके 151 
श्रमिको ंकी कार््यबहाली का मौका मिलने पर 
भी सहमति बनी है।

बीते सालो ंमेें यह संभवतः पहली बार ह ै
जब एक बन्द प््लाांट, करीब 5 साल बाद खुला 
हो, बकाया वेतन के साथ पीएफ की निरंतरता 
बनी हो! और यह सम्भव हुआ है मज़दूरो ं के 
धैर््यपूर््ण जुझारू संघर््ष से, ज़मीनी व क़ानूनी 
लड़ाइयो ंके तालमेल से, अन्य फैक्ट्री मज़दूरो ं
के हर तरह के सहयोग समर््थन से और गलतियो ं
से सीखते हुए एक सही दृष्टि व सामहिकता के 

विशेष

भगवती-माइक्रोमैक्स मज़दरूोों की जीत ऐतिहासिक क्ययों है?
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संयोजन, जरूरत के हिसाब से बड़े व छोटे 
आंदोलनो ं के तालमेल, गलतियो ं से सीखते हुए 
और कठिन से कठिन मौके पर भी एक सही दृष्टि 
अपनाकर आगे बढ़ते रहने तथा कुशलता हासिल 
करते हुए नेतृत्व के सामूहिक व समझदारी भरे 
क़दम जीत की बुनियाद है और अन्य संघर््षरत 
मज़दूर साथियो ंके लिए प्रेरणादायी है।

• भगवती मज़दूरो ंके जज्बे के साथ मज़दूर 
वर््ग का बिरादराना साथ और व्यापक 
सहयोग-समर््थन इस जीत की अहम 
कड़ी है।

• सरकार, शासन-प्रशासन, 
पुलिस और श्रम विभाग पूरी तरह से 
मालिको ंके पक्ष मेें थे और मज़दूरो ंको 
निराश करने, दबाने व दमन का हर 
हथकंडा अपना रहे थे।

• आज के कठिन दौर मेें जब 
मज़दूर आंदोलन और ट््ररेड यूनियनो ंपर 
हमल लगातार तेज हो रहे हैैं, तब एक 
फैक्ट्री के स्तर पर लंबे संघर््ष के बाद 
जीत निश्चित ही बेहद अहम है।

• इस संघर््ष ने दिखाया कि लक्ष्य 
यदि जीत का हो, हर मौके पर मंथन 
और उचित सुझाव से आगे बढ़ने का 
माद्दा हो, व्यापक व आम सहमति से 
सही वक़्त पर सही फैसले हो,ं निराशा 
की हर स्थिति मेें उम्मीद का हौसला 
पैदा होता रहे, तो तमाम कठिनाइयो ं
को पार करके कामयाबी मिल सकती 
है।

• यह ध्यान देने की बात है कि 
यह जीत ऐसे समय मेें हुई है जब देश 

का श्रम क़ानून पूरी तरह से मज़दूर 
विरोधी होकर लेबर कोड मेें बदलने वाला है। तब 
ऐसी लड़ाइया ँऔर भी कठिन हो जाएंगी।

उम्मीद है कि भगवती-माइक्रोमैक्स के 
मज़दूर संघर््ष का सबक व कामयाबी को याद 
रखेेंगे और अपनी वर्गीय एकजुटता को कायम 
रखते हुए मज़दूर भाईचारा और मजबूत करेेंगे।

-मज़दूर सहयोग केन्द्र

अक्टूबर-दिसम्बर, 2023

मज़दूर आदंोलन व समस्याओ ंकी खबरो ंके लिए-
मेहनतकश वेबसाइट 
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मज़दरूनामा

रुद्रपुर। प्रशासनिक कमेटी द्वारा सम्पन्न समझौता 
व राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित आदेश को लागू 
कराने तथा श्रमिको ं की कार््यबहाली की मांग पर 
इंटरार््क  बिल््डििंग प्रोडक््ट््स प्राइवेट लिमिटेड सिडकुल 
पंतनगर एवं किच्छा के मजदूरो ंका संघर््ष जारी है।

ज्ञात हो कि वर््ष 2022 मेें इन्टरार््क  सिडकुल 
पंतनगर एवं किच्छा के मजदूरो ं ने जझुारू आदंोलन 
किया था। जिस दौरान रुद्रपुर व किच्छा मेें कई मजदूर-
किसान महापंचायत हुए। मज़दूर परिवार की महिलाओ ं
के जझुारू प्रदर््शन, बाल सत्याग्रह आदि हुए थे।

अंततः जिलाधिकारी द्वारा गठित जिला स्तरीय 
कमेटी की मध्यस्थता मेें दिनांक 15/12/2022 
को त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ था। इसके तहत 
आंदोलन के दौरान निलबित सभी 64 मजदूरो ं की 
कार््यबहाली और उनमेें से 34 मजदूरो ं की घरेलू 
जांच के बाद बर््खखास्त नही ंकरना शामिल था। किन्तु 
प्रबंधन ने अब तक 11 मजदूरो ंको बर््खखास्त कर दिया। 
समझौते के अनुरूप 3 माह ओडी से लौटने पर 34 
श्रमिको ंको काम पर न लेना, वेतन वृद्धि का लाभ न 
देना आदि मनमानी जारी है। 

यही नही ं राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा उक्त 
समझौते के बाबत पारित 13 आदेशो ं को 9 महीने 
बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग 
द्वारा लागू नही ंकराया जा रहा है।

ऐसी स्थिति मेें पीड़़ित मजदूर व उनके परिवारो ं
की महिलायेें लगातार संघर््षरत हैैं और आंदोलन को 
धार दे रही हैैं।

इंटरार््क  मजदरूोों का संघर््ष जारी!उत्तराखंड

अक्टूबर-दिसम्बर, 2023

प्रबधंन की मनमानी; 
लुकास टीवीएस मज़दरू 

आंदोलित

एडिएंट इंडिया मेें 4 वर््ष का 

समझौता
नसे्ले पतंनगर मेें 3 वर््ष का वेतन समझौता

रुद्रपुर। लुकास टीवीएस प्रबंधन द्वारा 
लगातार जारी उत्पीड़न व मनमानी के खिलाफ 
श्रमिक एकबार फिर आन्दोलन को विवश हैैं। 
लुकास टीवीएस मजदूर संघ पन्तनगर के बनैर तले 
श्रम भवन रुद्रपुर मेें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर््शन 
जारी ह।ै

ज्ञात हो कि श्रमिको ंकी कार््यबहाली, मागंपत्र, 
वेतन कटौती, झठेू आरोप लगाना, यनूियन को 
मान्यता न देना, सदस््योों  को यनूियन छोड़ने का 
दवाब बनाना, राज्य से बाहर गैरक़ानूनी स्थानातंरण 
जसैी अनेको ंगतिविधियो ं के बाद 07 सूत्री मागंो ं
को लेकर यनूियन लंब ेसमय से संघर््षरत ह।ै

पंतनगर। टाटा वेेंडर कंपनी एडिएंट इंडिया 
प्राइवेट लिमिटेड सिडकुल, पंतनगर मेें 19 माह 
के लंब े संघर््ष के बाद 4 वर््ष का वेतन समझौता 
संपन्न हो गया। आदंोलन के दौरान निलबित श्रमिक 
दीपक चंद्र पंत की भी कार््यबहाली हुई ह।ै

स्थाई श्रमिको ंके लिए सम्पन्न समझौता अप्रैल 
2022 से मार््च 2026 तक 4 साल के लिए ह,ै इसके 
तहत कुल ₹12000 की वेतन वदृ्धि हुई ह।ै पहले 
से चौथ ेवर््ष तक क्रमशः 40-30-15-15 फीसदी 
वेतन वदृ्धि होगी। 20 फीसदी बसेिक मेें समायोजित 
होगा। इसी के साथ अग्रिम वेतन की राशि मेें बदृ्धि, 
परिवहन आदि कुछ सुविधाओ ंमेें बढ़़ोतरी हुई ह,ै व 
यनूियन कार््ययालय मिला ह।ै

पंतनगर। नेस्ले इंडिया पंतनगर मेें एक साल 
के सतत संघर््ष, आदंोलन के विविध रूपो,ं ऑल 
इंडिया नेस्ले वर््कर््स  फेडरेशन के हस्तक्षेप और कई 
दौर की द्विपक्षी व त्रिपक्षीय वार््तताओ ंके बाद दोनो ं
यनूियनो-ं नेस्ले कर््मचारी संगठन व नेस्ले मज़दूर 
संघ के साथ प्रबंधन का औसतन 15,550 रुपए 
सीटीसी मेें अप्रैल 2023 से मार््च 2026 तक 3 
साल के लिए वेतन वदृ्धि का समझौता संपन्न हुआ।

समझौते के तहत तकनीकी वर््ग मेें ₹13,350 
से ₹18,250 व गैर तकनीकी वर््ग मेें ₹6,333 से 
₹6,533 वेतन वदृ्धि हुई ह ैजो तीन वर्षषों मेें क्रमशः 
50%,25% व 25% मिलगा। इसके अलावा 
रात्रि पाली भत्ते मेें ₹20 प्रति वर््ष की वदृ्धि, दैनिक 
उत्पादन कार््यक्रम के तहत परिवर््तनीय वेतन का 
लाभ, फिक्स्ड व परिवर््तनीय महंगाई भत्ता, दिवाली 

उपहार के रूप मेें मिलने वाल वार्षिक कूपन मेें 
वदृ्धि, कंपनी मेें बनने वाल नए उत्पाद पर वार्षिक 
अमेजॉन कूपन, परिवहन सुविधा मेें वृद्धि, आदंोलन 
के दौरान 70 श्रमिको ंपर लंबित सभी मामल खत्म 
करने की सहमति बनी है।

छपते-छपते…
ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी सिड़कुल, 
पंतनगर के ठेका मज़दूरो ं ने शोषण 
के खिलाफ और वेतन बढ़ाने के लिए 
हड़ताल कर दी ह ैऔर कंपनी के बाहर 
धरनारत हैैं।



मजज़दरूनामा
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गुड़गांव। पिछले ढाई सालो ं से मानेसर स्थित 
बेलसोनिका प्रबंधन द्वारा छँटनी की कोशिशेें व इसके 
ख़़िलाफ़ यूनियन का प्रतिरोध लगातार जारी है। 
पिछले कुछ महीनो ंमेें प्रबंधन 22 मज़दूरो ंको बर््खखास्त 
कर चुका है। मज़दूर विगत 12 अक्टूबर से अन्याय 
के ख़़िलाफ़ लघु सचिवालय, गुड़गांव के सामने धरने 
पर बैठे है। धरना स्थल पर ही पुतला दहन, सांस्कृति क 
प्रस्तुतियो ं व प्रेस वार््तता जैसे विभिन्न कार््यक्रमो ं का 
आयोजन हो रहा है।   

प्रबंधन ने पहले फ़र्जज़ी दस्तावेज़़ोों  के बहाने 10 
से 15 सालो ंतक कार््यरत रहे 17 मज़दूरो ंको कंपनी 
से निकाला।  छँटनी का प्रतिरोध करने पर यूनियन के 
तीन पदाधिकारियो ंऔर दो मज़दूरो ंको भी बर््खखास्त 
किया जा चुका है व अन्य सक्रिय कार््यकर््तताओ ं को 

गोहाना। 7 नवंबर को रूसी समाजवादी क््राांति 
की 106वी ं वर््षगांठ पर जन संघर््ष मंच हरियाणा व 
समतामूलक महिला संगठन ने गोहाना मेें इजरायली 
द्वारा फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर जारी आक्रमण के 
विरोध मेें प्रदर््शन किया।

वक्ताओ ंने कहा कि फिलिस्तीन की गाजा पट्टी 
व वेस्ट बैैंक क्षेत्र पर कई दशको ं से कब्जा जमाए 
इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्टट्रपति की 
सहायता से सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनो,ं मान्यताओ ं
और नीति-नैतिकताओ ंको ताक पर रख कर भीषण 
बमबारी कर दस हजार से अधिक महिलाओ,ं बच््चोों  व 
पुरुषो ंको मौत के घाट उतार दिया है। ऐसी घटनाएं 
पंूजीवादी तानाशाही की बेहद घृणित और क्रू र तस्वीर 
पेश करती है।

कहा कि क््राांति से सबक लेते हुए फिलिस्तीनी 
मजदूर वर््ग एकजुट होकर इजराइल और इसके 
पश्चिमी समर््थको ं के खिलाफ सफल संघर््ष द्वारा 
ज़़ायनवादी हत्यारी सत्ता से मुक्ति हासिल कर सकता 
है। प्रदर््शन मेें डॉ.सी.डी.शर््ममा, रघुबीर विरोधिया, 
सतपाल, रमेश सैनी, सूरजभान चहल, इन्दिरावती, 
सन्दीप कालरा आदि ने भाग लिया।

मेवात। एमएमटीसी-पैम्प इंडिया प्रा. लि, रोजका 
मेओ इंडस्ट्रियल एरिया, नूह, मेवात मेें यूनियन बनत े
ही दमन शुरू हो गया। प्रबंधन ने यूनियन प्रधान व 
कोषाध्यक्ष को फर्जी मामल मेें पुलिस के हवाले किया 
और निलबित फिर बर््खखास्त कर दिया। साथ ही श्रम 
विभाग से मिलकर यूनियन पंजीयन फाइल को भी रद्द 
करवा दिया। इससे मज़दूर संघर््षरत हैैं।

ज्ञात हो कि एमएमटीसी, भारत सरकार तथा 
पैम्प एसए स्वीडजरलैड की संयुक्त उद्यम कंपनी है। 
इसमेें गोल्ड तथा सिल्वर आदि बहुमूल्य धातु की 
प्रोसेसिंग होती है। यह भारत का सबसे पहला तथा 

भी बर््खखास्तगी का पत्र दिया गया है। इसके साथ ही 
प्रबंधन अन्य मज़दूरो ं को भी कारण बताओ नोटिस 
इत्यादि देकर यूनियन को तोड़ने का पूरा प्रयास कर 
रहा है।  

जहां श्रम विभाग अपनी मध्यस्तता मेें कराये गये 
समझौते को लागू कराने के लिए कोई कार््यवाही नही ं
कर रहा, वही ं23 सितंबर 2023 को हरियाणा के ट््ररेड 
यूनियन रजिस्ट्रार ने ठेका मज़दूर को सदस्यता देने पर 
कंपनी प्रबंधन से मिलीभगत कर यूनियन का पंजीयन 
ख़़ारिज करने का फ़रमान जारी कर दिया। मज़दूरो ंने 
इस निर््णय को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय मेें चुनौती दी ह ै
जहां कोर््ट ने रजिस्ट्रार के यूनियन विगठन के फ़रमान 
पर स्टे लगा दिया है।

यूनियन रद्द करने की निंदा करते हुए मज़दूर 

चौतरफा हमलोों से जूझते बेलसोनिका मज़दरूोों का संघर््ष जारीहरियाणा

एमएमटीसी-पैम्प मेें यनूियन बनान ेपर नतेा बर््खखास्त

रूसी क््राांति की वर््षगांठ: 
इजराइली हमले के 

खिलाफ प्रदर््शन

अक्टूबर-दिसम्बर, 2023

अधिकार संघर््ष अभियान, पीपल्स यूनियन फॉर 
डेमोक्रेटि क राइट्स जैसे संगठनो ं और मंचो ं ने भी 
बयान जारी करते हुए आंदोलन के साथ एकजुटता 
दर््ज कराई है।

1 दिसम्बर को मासा की टीम ने बेलसोनिका 
श्रमिको ं के धरना स्थल पर उनके संघर््ष के प्रति 
एकजुटता व्यक्त की। टीम मेें इंकलाबी मज़दूर केन्द्र, 
जन संघर््ष मंच हरियाणा, मज़दूर सहयोग केन्द्र, 
जीएमयू, एमएसएस के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके 
अलावा मारुति सुजुकी मजदूर संघ, रीको ऑटो, 
मुं जाल शोवा यूनियनो ंके प्रतिनिधि भी शामिल हुए। 

सभी प्रतिनिधियो ं ने इसे प्रबंधन की तानाशाही 
बताया और मालिक-प्रशासन नापाक गठबंधन के 
खिलाफ व्यापक एकजुट आंदोलन की जरूरत को 
रेखांकित किया।

एकमात्र एलबीएमए गुड डिलीवरी रिफाइनरी है। 
यहा ँप्रबंधन के शोषण से तंग मज़दूरो ंने यूनियन 

गठित किया और जुलाई मेें पंजीकरण का आवेदन 
किया। इसकी भनक मिलते ही प्रबंधन दमन पर 
उतारू हो गया।

यह स्थिति भारत सरकार के संयुक्त उद्यम की है, 
जहा ँक़़ानूनी व संवैधानिक रूप से यूनियन बनाना भी 
अपराध बन गया, मज़दूर नेता पुलिसिया दमन और 
बर््खखास्तगी के शिकार हो गए। तो फिर पूर््णतः निजी 
स्वामित्व वाली कंपनियो ंमेें मज़दूरो ंके हालत कितने 
बुरे होगें, समझा जा सकता है।



समाज

कोयला खदानोों मेें 
चल रहा दैनिक सघंर््ष

जल-जगंल-ज़मीन-ससं्कृ ति की सरुक्षा,
चितित आदिवासी समाज

क्ययों बरेोज़गार है बिहार?
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झारखंड मेें 7,00,000 मज़दूर ग़़ैरक़़ानूनी 
कोयला खदानो ंमेें काम करते हैैं। भारत दनुिया 
का तीसरा सबसे बड़़ा कोयला निर््ययातक हैैं, 
जिसके उत्पादन का 20-30% प्रतिशत हिस्सा 
इन खदानो ंसे आता है। बीसीसीएल और सेल 
जैसे सरकारी उद्यमो ं के अतिरिक्त भी राज्य 
मेें बड़़े पैमाने पर निजी ठेकेदारो ंद्वारा चालित 
खदान हैैं। सभी खदानो ंका मुख्य श्रमबल ठेका 
मज़दूरो ंका ही है, जो 400-500 रु. दिहाड़़ी 
पर काम करते हैैं। ठेका मज़दूरो ंको नियमित 
काम, चिकित्सा और ओवरटाइम जैसी 
मूलभूत सुविधाएं भी हासिल नही ंहैैं।

ठेकेदार बाहर से मज़दूरो ंको ला कर दिन 
भर काम कराते हैैं जिन्हहें वे और भी कम दिहाड़़ी 
देते हैैं। इससे स्थानीय और प्रवासी मज़दूरो ंमेें 
टकराव भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त 
कोल माफिया द्वारा ग़़ैरक़़ानूनी खदानो ं से 
भी कोयला निकाला जाता है। यहा ँ सल्फर 
डाइऑक्साइड और कार््बन मोनोऑक्साइड 
जैसी ज़हरीली गैसो ं के बीच महिलाएँ और 
बच््चोों  समेत हज़़ारो ंमज़दूर 17-18 घंटो ंतक 
खटते हैैं।

बिहार देश के सबसे पिछड़़े क्षेत््रोों  मेें आता 
है। हाल मेें हुए जातिगत सर्वेक्षण मेें पाया 
गया कि बिहार के 64% परिवार महीने मेें 
10,000 रु. से कम कमा पाते हैैं। राज्य की  
17% से अधिक आबादी मज़दूरो ंकी है, और 
इससे बड़़ी आबादी उनपर निर््भर गृहणियो ं
और बच््चोों  की (जो कमाऊ श्रेणी मेें नही ंगिने 
जाते)। वही ंराज्य की 18.8% बेरोज़गारी दर 
देश के औसत बेरोज़गारी दर का दगुना है। 
कोरोना काल के बाद बेरोज़गारो ंकी संख्या मेें 
तीन गुना बढ़़ोतरी हो गई।

नौकरियो ं के लिए अपना नाम पंजीकृत 
करा कर बठेै 14 लाख से अधिक यवुा राज्य मेें 

जुलाई मेें संसद मेें किसी बहस बिना पास 
हुआ जंगल (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 
2023 झारखंड की आदिवासी आबादी के 
लिए बहुत बड़़े ख़तरे के रूप मेें खड़़ा हुआ है। 
यहा ँके लोग लगातार इसके ख़़िलाफ़ आवाज़ 
उठा रहे हैैं। झारखंड राज्य के कमोबेश आध े
गावँ जंगल के इलाक़़े  मेें हैैं। इससे उनका 
जंगल के साथ एक विशेष संबंध है। 

लंबे संघर्षषों से जंगल और इसमेें रहने वालो ं
की सुरक्षा के लिए कुछ क़़ानूनी प्रावधान बने। 
जो जंगल को विभिन्न आधारो ंपर ग़़ैर-जंगल 
संबंधित कामो ंमेें देने का प्रावधान बनाता है। 

झारखंड: मेहनतकश और आदिवासी आबादी के संघर््ष

अक्टूबर-दिसम्बर, 2023

यह चल रहे विस्थापन और दमन को बढ़़ाएगा।
सीमा से 100 किलोमीटर दूर तक के 

जंगल जहां सुरक्षा संबंधित कोई भी निर््ममाण 
हो रहा हो, व सीमा से हट कर भी ‘नक्सली’ 
क्षेत््रोों  मेें सेना के प्रोजेक्ट करने के लिए 12 
एकड़ तक की ज़मीन प्रस्तावित होने पर जंगल 
की परिभाषा से बाहर कर दिया जाएगा। इस 
तरह उस ज़मीन मेें आदिवासियो ंऔर जंगल मेें 
रहने वालो ंके सारे अधिकार ख़त्म हो जाएँगे। 
ऐसी योजना के लिए किसी पर््ययावरण प्रभाव 
आंकलन या सामाजिक प्रभाव आकँलन की 
ज़रूरत नही ंपड़़ेगी।

बनी शिक्षित बरेोज़गारो ंकी समस्या का अदंाज़़ा 
देते हैैं। पूरे देश की तरह बिहार मेें भी सरकारी 
पदो ंपर नियकु्ति मेें ढिलायी सामान्य ह।ै राज्य 
मेें 2,75,255 (डीएनएइंडिया डॉट कॉम से) 
पद ख़़ाली हैैं, जिनमेें शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस 
विभाग के हज़़ारो ंपद शामिल हैैं। वही ंराज्य मेें 
औद्योगीकरण के अभाव मेें निजी कंपनियो ंमेें 
स्थानीय काम मिलना भी मुश्किल ह।ै 

इन सारी समस्याओ ं के सम्मुख बिहार 
के मज़दूर दशको ंसे राज्य के बाहर गुजरात, 
महाराष्टट्र, हरियाणा आदि जगह पलायन करने 
पर मजबूर रहे हैैं। जब औद्योगिक उत्पादन 
का केें द्र दक्षिण भारत के कर््ननाटक, केरल 

और तमिलनाडु पहुुँचा तो बिहारी मज़दूरो ं के 
क़़ाफ़़िले भी उधर को मुड़ गये। नयी रिपोर्टटों से 
पता चलता है कि अब गल्फ़ देशो ंको पलायन 
कर रहे मज़दूरो ंमेें से भी सबसे बड़़ा हिस्सा पूर्वी 
यूपी और बिहार से जा रहा है। 

प्रवास के जीवन की कठिनाई, हिंसा और 
असुरक्षा से सभी वाक़़िफ़ हैैं। लेकिन काम 
की तलाश मेें प्रवासी मज़दूरो ं के मंज़़िलो ंकी 
बढ़ती दूरी इस जोखिम को बढ़़ाती जाती है। 
यह पहचानना ज़रूरी है कि पलायन आधारित 
बिहार की मौजूदा अर््थव्यवस्था कोई शाश्वत 
सत्य नही ंबल्कि केें द्र और राज्य सरकारो ंकी 
अनेको ंनीतियो ंका परिणाम है।



विशेष

धनबाद मेें गिग वर््कर््स  की सबसे बड़़ी संख्या 
ज़़ोमाटो कंपनी के तहत फूड डिलीवर करने वालो ं
की ह।ै जहा ँ 1000 से भी ज्यादा राइडर््स हैैं। 
ज़़ोमाटो के वर््तमान रेट कार््ड को गिग रेट कार््ड बोला 
जाता ह।ै इस रेट कार््ड को कंपनी अपनी मर्जी से 
बदलती रहती है। इस प्रक्रिया मेें वर््कर््स  के कुछ 
कहने की जगह नही ंरहती ह।ै पुरानी आईडी वाल 
मज़दूर अगर इस नए ‘गिग आईडी’ पर नही ंक्लिक 
करेें तो ऐप चाल भी नही ंहोता ह।ै प्रति किलोमीटर 
भुगतान दर भी निर््धधारित नही ंह।ै मागँ के अनुसार 
यह कभी 7रु तो कभी 10रु हो जाता ह।ै ‘पीक 
आवर’ मतलब अत्यधिक मागँ के समय प्रति 
किलोमीटर 10रु तक मिल जात ेहैैं। लेकिन जब 
मागँ कम रहता ह ैतो प्रति किलोमीटर पैसा कम कर 
दिया जाता ह।ै

अपनी जेब से भी देने 
पड़ते हैैं तेल के पैसे  

धनबाद मेें आईइसएम से गोबिदंपुर (9.5 
किमी दूरी) और बैैंक मोड़ से धनसार/झरिया (7.5 
किमी दूरी) दो सबसे बड़़े डिलीवरी क्षेत्र या ‘ज़़ोन’ 
हैैं। ऐसे बड़़े इलाक़़े  मेें फैले डिलीवरी क्षेत्र के कारण 
मज़दूरो ं को ज़््यादा सफ़र करना पड़ता है। मान 
लीजिए किसी वर््क र को आईइसएम से गोबिदंपुर 
तक का कोई एक ऑर््डर मिल गया तो उसे गोबिदंपुर 

से लौटत े वक्त रिलायंस ट््रेेंड, सुगिया डीह (6.2 
किमी) तक कोई भी दूसरा ऑर््डर नही मिलता ह।ै 
बैैंक मोड़ से झरिया तक अगर कोई ऑर््डर मिल तो 
धनसार (4.7 किमी) तक नए ऑर््डर के बिना ही 
लौटना पड़ता ह।ै बिना ऑर््डर के इतना लंबा सफ़र 
तय करने पर बाइक के तेल का पैसा भी खुदकी जबे 
से ही भरना पढ़ता है। 

समस्याओ ंसे भरा है 
डिलीवरी वर््क र का सफ़र

बर््गर किंग जसेै कुछ रेस्टोरेेंट राइडर को बहुत 
लंब ेसमय इंतज़़ार करवात ेहैैं। इसपर राइडर कुछ 
बोलेें तो उल्टा उसके ख़़िलाफ़ कंपनी मेें शिकायत 
कर देत ेहैैं। कई बार ग्राहक डिलीवर पाने के बाद 
भी ज़़ोमाटो का ऑर््डर कैैं सल कर देता ह।ै इसकी 
भरपायी भी राइडर को करनी पड़ती ह।ै कई बार 
ऑर््डर अपने आप ही कैैं सल हो जात ेहैैं, सपोर््ट सेेंटर 
मेें कॉल करने से वो लोग मामल को दबा देत ेहैैं और 
बिना किसी कार््यवाही कैैं सल होने की ज़़िम्मेदारी 
राइडर पर ही थोप देत ेहैैं। इस आधार पर राइडर 
का पैसा भी काटा जाता है और कई बार आईडी भी 
ब्लॉक कर दी जाती है। 

एक और आम समस्या किलोमीटर चोरी की 
ह।ै किलोमीटर चोरी मतलब राइडर जहा ंखड़़ा हैैं 
वहा ँसे रेस्टोरेेंट तक और रेस्टोरेेंट से कस्टमर तक 

की दूरी को ऐप अक्सर गलत दिखाता ह।ै मान 
लीजिए की राइडर को उसकी लोकेशन से रेस्टोरेेंट 
तक 11 किमी जाना पड़़ा, अक्सर ऐप मेें ये दूरी 8 
किमी तक ही दिखेगी। राइडर अगर गूगल मैप या 
फिर उसकी अपनी बाइक का मीटर चेक करे तो 
उसको ये बात समझ आती है। नही ंतो यह चोरी 
पकड़ पाना मुश्किल हैैं। 

समाधान ढँूढने मेें लगे हुए 
हैैं मज़दूर

जनवरी 2023 मेें ज़़ोमाटो वर््कर््स  ने 10 दिन 
की हड़ताल की थी। कंपनी ने जवाब मेें 5 वर््क र 
की आईडी ब्लॉक कर दी और मज़दूरो ंकी कोई 
भी मागँेें नही ंस्वीकारी।ं हड़ताल की शुरुआत प्रति 
किमी 15रु की मागं पर हुई थी। मुश्किल ह ै कि 
यह सारी समस्याएं ना तो टीम लीडर आके सुनता ह ै
और ना ही धनबाद मेें ज़़ोमाटो का कोई ऑफिस हैैं 
जहा ँजाके बात की जा सकती है।

ऐसे मेें देश के पैमाने पर आज गिग वर््क रो ंमेें 
भी कंपनी की एकतरफा नियम नीतियो ं से जूझने 
के रास््तोों  की खोज जारी ह।ै रोज़गार के इस क्षेत्र 
मेें विस्तार के साथ इस खोज मेें हर दिन नये यवुा 
मज़दूर जडु़ रह ेहैैं और नये समाधान भी निकाल 
रह ेहैैं।
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मेहनतकश मीडिया आप के साथ है!

आप अपने संघर््ष की खबर हमेें भेजेें!

एक कठिन समय मेें 

आर्थिक सहयोग देकर

अपनी मीडिया को मजबतूी देें!

-संपादक

	⇒ मेहनतकश वेबसाइट के लिए
         www.mehnatkash.in

	⇒ मेहनतकश चैनल के लिए
          youtube.com

	⇒ संघर््षरत मेहनतकश फेसबुक 
पेज से भी जुड़े!
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एसकेएम के आह्वान पर किसानोों-मज़दरूोों का
संयुक्त प्रदर््शन लखनऊ और पटना मेें भी

इज़रायली हमले के ख़़िलाफ़ दिल्ली मेें प्रदर््शन

लुधियाणा: मार््शल मशीन्स के मज़दरू हड़ताल पर

मजदूर विरोधी, जनविरोधी और देश विरोधी 
नीतियो ंके खिलाफ एकजटु हुए।

 इधर 26 नवंबर से किसान संगठन लखनऊ 
के इको गार्डेन मेें एकत्र हुए। एमएसपी, 50 
फीसदी कानूनी गारंटी, बिजली दरो ंमेें बढ़़ोतरी 
और प्री-पेड मीटर पर प्रतिबंध, गृह मंत्री टेनी 
की बर््खखास्तगी, न्यूज़क्लिक यएूपीए मामल 
सहित किसानो ं के खिलाफ दर््ज सभी मामल 

संयकु्त किसान मोर््चचा और केें द्रीय ट््ररेड 
यनूियनो ं के संयकु्त राष्टट्रव्यापी आह्वान पर, 
कॉरपोरेट-सापं्रदायिक गठजोड़ के खिलाफ 
किसानो ं और मजदूरो ं की 23 सूत्री मागंो ं पर 
“किसान-मजदूर महापड़़ाव” आयोजित हुआ। 
इस ऐतिहासिक महापड़़ाव के तीसरे दिन 28 
नवंबर को पटना के गर््दनीबाग मेें हजारो ंकिसान 
और मजदूर केें द्र सरकार की किसान विरोधी, 

वापस लेने की मागंेें उठाई गईं। यपूी किसान 
मजदूर हॉल्ट के इस संयकु्त विरोध प्रदर््शन मेें 
केें द्रीय ट््ररेड यनूियनो ंने भी हिस्सा लिया।

अगस्त मेें दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम 
मेें आयोजित “अखिल भारतीय मजदूर किसान 
संयुक्त सम्मेलन” मेें संयुक्त किसान मोर््चचा 
और केें द्रीय श्रमिक संगठनो ं ने 26-27-28 
नवंबर 2023 को देश भर के सभी राज््योों  की 
राजधानियो ं मेें तीन दिवसीय किसान मजदूर 
महापड़़ाव का आह्वान किया। तीन साल पहले 
26 नवंबर 2020 को “दिल्ली चलो” आह्वान 
के साथ ऐतिहासिक किसान आंदोलन शुरू 
हुआ था, जिसने केें द्र सरकार की कॉरपोरेट 
समर््थक नीति के खिलाफ लंबी लड़़ाई लड़़ी 
थी। इस ऐतिहासिक मौके पर देशभर के 
किसान और मजदूर अपनी मांगो ं को लेकर 
एक बार फिर एकजुट हुए।

एमएसपी की कानूनी गारंटी देने, चार श्रम 
संहिताएं रद्द करने, योजना कर्मियो ंको नियमित 
करने, पुरानी पेेंशन योजना की बहाली, बिहार 
मेें एपीएमसी अधिनियम की बहाली, बटाईदार 
किसानो ं का पंजीकरण, किसानो ं को उनकी 
जमीन के लिए उचित मुआवजा देने सहित; 
प्रगतिशील भूमि सुधार लागू करना, युवाओ ं
को रोजगार देना, निजीकरण रोकना, मनरेगा 
मजदूरी और कार््य दिवसो ं मेें वृद्धि करना, 
मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना, खाद्य सुरक्षा 
की गारंटी देना आदि मांगे शामिल थी।ं

दिल्ली। फिलिस्तीन पर विध्वं सक इज़रायली 
हमल के ख़़िलाफ़ मजदूर संगठनो ंने 22 नवंबर को 
जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर््शन किया। अनुमति के 
आवेदन के बावजूद पुलिस ने प्रदर््शनकारियो ं को 
जबरिया मंदिर मार््ग थाने लाई, लगभग तीन घंटे 
तक हिरासत मेें रखा। संगठनो ंने इसे मोदी सरकार 
की तानाशाही बताया।

इस दौरान थाना परिसर मेें ही सभा और 
नारेबाजी हुई। हजारो ं फिलिस्तीनी नागरिको ं की 
मौत को नरसंहार करार दिया गया। मागँ हुई 
कि बमबारी व इजरायल की विध्वं सक कार््रवाई 
तत्काल रोका जाए; गाजा पट्टी मेें तत्काल जरूरी 
सामानो ं की आपूर्ति बहाल हो; फिलिस्तीन संप्रभु 
राष्टट्र घोषित हो; भारत सरकार फिलिस्तीनियो ंकी 
आजादी के संघर््ष का खुला समर््थन करे व नेतन्याहू 
सरकार से सभी तरह के संबंध तत्काल खत्म करे; 
इज़रायली कंपनियो ंके लिए मजदूरो ंको भेजने पर 
रोक लगाए।

 प्रदर््शन के आह्वानकर््तता एआईएफटीयू, 

आईएफटीयू, इंकलाबी मजदूर केें द्र, मजदूर 
सहयोग केें द्र, आईएफटीय ू (सर््वहारा), मजदूर 
एकता केें द्र, मजदूर एकता कमेटी, बिगुल मजदूर 
दस्ता, आईसीटीयू, इंकलाबी मजदूर संगठन के 
अलावा प्रदर््शन मेें प्रगतिशील महिला संगठन, 
प्रगतिशील महिला एकता केें द्र, आरडब्ल्यूपीआई, 
वेलफेयर पार्टी आफ इंडिया, जन हस्तक्षेप आदि ने 
भी भागीदारी की।

मार््शल मशीन्स लिमिटेड लुधियाणा के मज़दूर 
झठेू इल्जाम लगाकर निकाल गए मज़दूर नेताओ ं
की बहाली, वेतन बढ़ोत्तरी, बोनस भुगतान और 
श्रम-कानून लागू करवाने जसैी अपनी जायज़ मागँो ं
के साथ 9 नवंबर से हड़ताल पर हैैं। लेकिन कंपनी 
प्रबंधन मज़दूरो ंके अधिकार लागू करवाने के लिए 
तयैार नही ंह।ै मज़दूर संघर््ष मेें मजबतूी से डटे हैैं। 
उन््होों ने अन्य मज़दूरो ंको समर््थन मेें आगे आने और 
धरने मेें पहुुँचने का आह्वान किया ह।ै 

यनूियन ने कहा कि श्रम-विभाग, डीसी दफ्तर 
पर धरना लगाकर मागँ-पत्र दिए गए हैैं लेकिन 
किसी भी अधिकारी ने हड़ताली मज़दूरो ंकी कोई 
सुनवाई नही ंकी। पंजाब की आप सरकार भ्रष्टाचार 
के खात्मे और जन-कल्याण के बड़़े-बड़़े दावे तो 
करती ह ैलेकिन पूँजीपतियो ंद्वारा श्रम-कानूनो ंकी 
बड़़े स्तर पर किए जाने वाल उल्लंघन और मज़दूरो ं
के श्रम-अधिकारो ंको सरेआम कुचलने का भयंकर 
भ्रष्टाचार बिलकुल नही ंरोका जा रहा।

अक्टूबर-दिसम्बर, 2023
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राष्ट्रीय  सांख्यिकी कार््ययालय (एनएसओ) 
द्वारा पंच-वर्षीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 
(पीएफएलएस) के नए आकड़़े बेरोज़गारी दर 
और रोज़गार-संबंधित तथ््योों  को उजागर करत े
हैैं। सर्वेक्षण के अनुसार अस्थाई, कम वेतन के 
काम और गृह-केें द्रित उत्पादन को खुली छूट 
दी गयी है जिसके चलते गुणवत्तापूर््ण रोज़गार 
मेें ना के बराबर बढ़ोत्तरी दिख रही है।

ज्यादा घंटे काम करने के बावजूद, 
महंगाई के आकड़़ोों  को जोड़कर देखेें तो 2017 
की तुलना मेें सामान्य वेतन दर मेें दरअसल 
26% की कटौती हुई है। इस भयावह छवि से 
मुह फेरते हुए, आने वाल लोक सभा चुनाव के 
मद्देनज़र मोदी सरकार अर््ध-सत्य के शब्दजाल 
रचने मेें ज्यादा व्यस्त है।

जोमाटो, ब््लििंकिट और स्विगी जैसी 
कंपनियां अपने मज़दूरो ं को ‘गिग वर््क र’ 
बोलती हैैं। इनका दावा है कि वो मज़दूरो ंको 
अपने काम के घंटे खुद चुनने की सुविधा देत े
हैैं इसलिए उन्हहें आम श्रम कानूनो ंके दायरे से 
बाहर रखा जाना चाहिए। फ़़े यर वर््क  इंडिया 
के सर्वेक्षण के नतीजे दिखाते है कि इन ऐप्प 
पर काम करने की असलियत कुछ और है। 
पिछले पांच वर्षषों मेें 12 ऐसी कंपनियो ं मेें 
वेतन, कार््यस्थल के वातावरण, मज़दूर संघ की 
मौजूदगी इत्यादि जैसे पैमानो ंपर यह सर्वेक्षण 
केें द्रित था।

इस रिपोर््ट के अनुसार 8 से 12 घंटे 
मज़दूरी के बाद भी 29% मजदूर न्यूनतम 
वेतन से कम मेें काम कर रहे हैैं। ऐप्प-संबंधित 
तकनीकी समस्याओ ंके कारण 62% मज़दूर 
वेतन खोए हैैं तो 31% ऐप्प मज़दूर मूलभूत 
जरूरतो ंकी पूर्ति मेें भी असमर््थ साबित हुए हैैं। 
इस क्षेत्र के नियत्रण के लिए नए श्रम कानूनो ं
की सख्त जरूरत है जिसका पहला कदम होगा 
ऐप्प मजदूरो ंका संगठित होना।

भारत दनुिया का दूसरा सबसे बड़़ा 
कोयला उत्पादक है। यह क्षेत्र 3.5 लाख स्थाई 
और 13 लाख कैजुअल मज़दूरो ंको रोज़गार 
प्रदान करता है। पर््ययावरण संरक्षण के लिए 
कोयला से दूर हटने का दबाव विकसित देशो ं
से भारत, चीन आदि पर बढ़ रहा है जिससे 
एक बड़ी आबादी की नौकरियां जोखिम मेें है।

अगले कुछ सालो ंमेें सरकारी कंपनी कोल 
इंडिया लिमिटेड मेें 74,000 स्थाई नौकरियो ं
की छँटनी करने की परिकल्पना बनी है। 
बिना वैकल्पिक रोज़गार विकसित किए या 
छँटनी के बाद अन्य उद्योगो ं के लिए स्किल 
डेवलपमेेंट (कुशलता योजना) ना लाने के 
कारण झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे 
पिछड़़े राज््योों  मेें लाखो ंलोग गरीबी मेें डूबने की 
कतार मेें खड़़े हैैं।

किसान आंदोलन के दबाव मेें मोदी 
सरकार ने अनाज मंडियो ं के मज़दूरो ं की 
आमदनी मेें बढ़ोत्तरी करने का वादा किया था। 
छोटी-बड़ी मंडियो ंमेें 1990 के बाद से वेतन 
दर मेें लगभग कोई वृद्धि नही ंहुई है। दिल्ली 
का आजादपुर मंडी हर साल ₹12,000 करोड़ 
का व्यापार करके देश का सबसे बड़़ा फल और 
सब्जी का केें द्र है। लेकिन इधर 50 किलो 
आलू के लिए ₹15 की दर पर काम करने 
वाल श्रमिक मुश्किल से दिनभर मेें ₹200 
कमाते हैैं। इस क्षेत्र मेें न्यूनतम वेतन, सवेतन 
साप्ताहिक छुट्टी, प्रोविडेेंट फंड, स्वास्थ्य बीमा, 
ओवरटाइम और कार््यस्थल सुरक्षा संबंधित 
कानूनो ंके दायरे मेें लाने की सख्त जरूरत है।

अक्टूबर-दिसम्बर, 2023

केन्द्र सरकार का दावा है कि कुल 
बेरोज़गारी दर 2018 मेें 6% से घटकर 2022 
मेें 3.2% हुई है और इस अवधि मेें रोज़गार के 
क्षेत्र मेें महिलाओ ं की भागीदारी मेें 10.5% 
से 31.6% बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन चुनावी 
दलदल मेें फँसे सरकारो ंका सम्मानजनक और 
स्थाई रोज़गार के गम्भीर संकट से जूझने की 
ना मंशा है, ना वैकल्पिक रोज़गार योजना की 
तरफ़ बढ़ने की राजनैतिक क्षमता है।
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श्रमजीवी महिला 

पुरानी धारणाएं व महिला श्रमिकोों की चुनौतियाँ

बागं्लादश मेें परिधान श्रमिको ंका जझुारू आदंोलन

बागं्लादेश मेें जारी जझुारू संघर््ष के बीच 2 
नवंबर को ‘बागं्लादेश श्रम (संशोधन) विधयेक, 
2023’ बागं्लादेश संसद मेें पारित किया गया, 
जिसमेें माततृ्व अवकाश को 112 दिन, यानी 16 
सप्ताह, से बढ़़ाकर 120 दिन कर दिया गया। भारत 
मेें आज, कानूनी तौर पर, 26 सप्ताह का अवकाश 
मिलता ह।ै 2017 से पहले भारत मेें भी यह 16 
सप्ताह का था। बागं्लादेश के श्रमिक कानून सुधारो ं
की दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर््ण कदम था।

बागं्लादेश के रेडीमडे कपड़़ा उद्योग के श्रमिक 
अपनी न्यूनतम मजदूरी, जो की केवल 8300 टका 
ह,ै बढ़़ाने के लिए विरोध कर रह ेहैैं। इस उद्योग मेें 
35000 कारखाने हैैं और 4 मिलियन से अधिक 
कर््मचारी कार््यरत हैैं, जिनमेें से अधिकाशं महिला 

श्रमिक हैैं।
न्यूनतम वतेन बढ़़ाने की मागं के साथ-साथ, 

बहेतर काम करने की परिस्थिति की भी मागं उठाई जा 
रही है, जो खास तौर से महिलाओ ंके लिए बहुत खराब 
है। उन्हहें अपनी नौकरी जारी रखने के लिए अपनी 
गर््भभावस्था को स्थगित करना पड़ता ह।ै यौन उत्पीड़न 
एक गंभीर समस्या के बतौर उठकर आया, और वतेन 
मेें भेदभाव जसैी मागं हड़ताल मेें सामने आई।

साथ ही यह समझने की भी जरूरत ह ै कि 
यह हड़ताल केवल न्यूनतम वतेन की मागं या 
व्यावसायिक स्थिति मेें सुधार से कही ंअधिक क््योों 
ह।ै और यह, विशेष रूप से, महिला श्रमिको ंके लिए 
इतनी महत्वपूर््ण क््योों  ह।ै हालाकँि यह बागं्लादेश की 
समसामयिक खबरो ंके आलोक मेें लिखा जा रहा ह,ै 

यह भारत मेें महिला श्रमिको ंके विषय मेें भी उतना 
ही सच ह।ै

ऐतिहासिक रूप से महिलाओ ंके श्रम की दनुिया 
को पित्रसत्तात्मक सोच को हथियार बनाकर आकार 
दिया गया ह,ै चाह ेवह घर के अदंर हो या बाहर। 
यह बागं्लादेश के परिधान या वस्त्र उद्योग के लिए 
उतना ही सही ह ैजितना भारत मेें विभिन्न ऐसे उद्योग, 
जहा ंभारी संख्या मेें महिलाओ ंसे कम वतेन पर काम 
कराया जाता ह।ै

ऐसे कई विचार बचपन से सच के बतौर स्थापित 
किए जात ेह,ै जो महिलाओ ंके श्रम को कम मलू्यवान 
आकलन करने मेें सहयोग करत ेहैैं। जसेै यह बात कि 
महिलाएं ही ह ैजो सिलाई करती ह।ै इस बात को 
स्कूल ी शिक्षा से लेकर ‘विवाह सामग्री’ की गुणवत्ता 
निर््धधारण करने का पैमाना बनाने के माध्यम से सदियो ं
से एक साधारण सच के बतौर स्थापित किया गया। 
यह धारणा कि महिलाएं किसी भी तरह और किसी 
भी परिस्थिति मेें बहेतर ‘एडजस्ट’ कर सकती हैैं, इस 
धारणा को दक्षिण एशिया के फ़ास्ट फैशन उद्योग मेें 
हाशिए पर रहने वाली महिलाओ ंको कम वतेन और 
अनिश्चित परिस्थितियो ंमेें काम करवाने का आधार 
बनाया गया।

यही आधार बना रेडीमडे कपड़़ा उद्योग को 
सस्ती कीमत पर अपना कार््यबल बनाए रखने, और 
मनुाफा बढ़ाने मेें। जब तक इस ‘आधार’ से न जझूेेंगे 
तब तक महिलाओ ंके काम की परिस्थिति मेें बदलाव 
लाना संभव नही।ं

बागं्लादेश मेें बहेतर वतेन की मागं करत ेहुए 
देश के परिधान उद्योग के चार मिलियन श्रमिक 
जझुारू तरीके से सड़को ंपर उतर आए। 31 अक्टूबर 
को पुलिस ने विरोध प्रदर््शन को तितर-बितर करने के 
लिए आसूं गैस और रबर की गोलिया ं दागी। इस 
मठुभेड़ मेें चार श्रमिको ंकी जान चली गई। पुलिस 
द्वारा लगभग 19,500 नामित और अज्ञात कपड़़ा 
श्रमिको ंको आरोपी बनाया गया ह।ै

व्यापक असंतोष के बीच सरकार द्वारा नियकु्त 
अक्टूबर-दिसम्बर, 2023

पैनल ने न्यूनतम वतेन मेें 56.25% की वदृ्धि की 
घोषणा कर 12,500 टका निर््धधारित किया। हालाकँि, 
कपड़़ा श्रमिको ंने इसको अस्वीकार कर दिया, जिसके 
कारण विरोध प्रदर््शन बढ़ गया और कम से कम 70 
कारखानो ंमेें तोड़फोड़ हुई। मजदूरो ंने 25,000 टका 
की मागं की, जिसमेें मलू वतेन 65% ह।ै हज़़ारो ं
श्रमिको ं ने 19 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी ढाका मेें 
नेशनल प्रेस क्लब के सामने मानव श््रृृंखला बना विरोध 
जताया। खबर लिखने तक संघर््ष जारी ह।ै
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फ़़िलिस्तीनियोों के प्रतिरोध से क्ययों डरता है इज़राइल?
कब्जे वाले वेस्ट बैैंक और गाजा से सभी इजरायली बलो ंको बिना शर््त वापस लो!

तथाकथित इजरायली क्षेत्र पर हमास के हमल 
पर हाल ही मेें एक बयान मेें, प्रधान मंत्री नेतन्याहू ने 
कहा कि यह हमास था जिसने इसे शुरू किया था और 
इजरायल राज्य इसे समाप्त कर देगा। क्या मामला 
इतने भोलेपन का ह?ै

1910 के दशक मेें यहूदियो ंकी मातभूृमि बनाने 
के लिए तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के एक ड््ररीम 
प्रोजके्ट के रूप मेें शुरू हुई इजरायली उपनिवशेवादी 
परियोजना मेें असंख्य फिलिस्तीनियो ंकी जान और 
जमीन खर््च हुई। एक शताब्दी से अधिक समय से 
फिलिस्तीनियो ंको एक गतिरोध की ओर धकेल दिया 
गया है क््योों कि तत्कालीन ब्रिटेन और वर््तमान अमेरिकी 
नेततृ्व वाल नाटो ब्लॉक ने मध्य-पूर््व को नियंत्रित करने 
के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप मेें भूमि के इस 
टुकड़़े को नियंत्रित करने की कोशिश की थी।

दो-राज्य समाधान के संयकु्त राष्टट्र समझौत ेको 
फिलिस्तीनियो ंके गले मेें एक जहर के रूप मेें डाला 
गया था जो फिलिस्तीनी राष्ट्रीयता को हमशेा के लिए 
समाप्त कर देगा। संयकु्त राष्टट्र के 56-44 समझौत े
के बाद भी, इजरायल ने अमरेिकी सहयोगियो ं के 
समर््थन से आक्रामकता जारी रखी ह।ै इज़रायल 
अवधै हथियारो ंके साथ सबसे घातक सैन्य हमल का 
नेततृ्व कर रहा ह,ै जिससे संपूर््ण फ़़िलिस्तीनी भूमि पर 
उपनिवशे बनाकर अवधै बस्तिया ँबनाई जा रही हैैं। 
फ़़िलिस्तीनियो ंने बार-बार विरोध किया ह।ै

पीएलओ (फिलिस्तीनी लिबरेशन 
ऑर््गनाइजशेन) के नेततृ्व मेें 1980 के दशक के अतं 

मेें शुरू हुआ इंतिफादा 1993 मेें एक समझौत ेपर 
पहुुँचा जब वसे्ट बैैंक और गाजा पट्टी को फिलिस्तीनी 
प्राधिकरण के तहत बनाया गया था। इसके बावजदू, 
इजरायलियो ं ने सबसे उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियो ं
के साथ गाजा की आसमानी सीमाओ,ं समदु््रोों  को 
नियंत्रित कर लिया ह,ै और भूमि को एक खुली जले 
मेें बदल दिया ह।ै हमास, मलू प्रतिक्रियावादी मसु्लिम 
भाईचारे का एक गुट ह ैजिसे इजरायली अधिकारियो ं
ने खुद यासर अराफात के नेततृ्व वाल े पीएलओ 
को कमजोर करने के लिए बनाया था। पीएलओ, 
विशेषकर फतह और हमास के बीच अदंरूनी लड़़ाई 
ने फिलिस्तीनी आदंोलन को काफी कमजोर कर 
दिया था।

संयकु्त अरब अमीरात जसेै अन्य मसु्लिम देशो ं
की भूमिका हमशेा संदिग्ध रही ह ै क््योों कि उन््होों ने 
कभी भी खुले तौर पर फिलिस्तीनी मदु्दे का पक्ष नही ं
लिया ह ैऔर वित्तीय लाभ सुरक्षित करने के लिए 
अमरेिका का सहयोग किया ह,ै यह अच्छी तरह से 
जानत ेहुए भी कि गाजा-इज़राइल-वसे्ट बैैंक क्षेत्र मेें 

अमरेिकी-साम्राज्यवादी महत्वाकाकं्षाओ ंके लिए ही 
फिलिस्तीनियो ंकी दरु््दशा बनी ह।ै

फ़़िलिस्तीन के लोगो ं को अपनी राष्ट्रीयता की 
रक्षा करनी चाहिए और सभी आक्रामकता को रोकने 
के लिए इज़राइल को पीछे धकेलना चाहिए। इस 
बीच, आरएसएस-भाजपा के नेततृ्व वाल ेफासीवादी 
शासन के साथ संघर््ष के संबंध मेें भारत के विदेशी 
संबंधो ंमेें बदलाव स्पष्ट ह,ै जो इजरायल का समर््थन 
करने की ओर अधिक झकु रहा ह ैऔर इजराइल का 
समर््थन करने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया 
के माध्यम से लोकप्रिय राय बना रहा ह।ै इससे 
पहले, भारत की विदेश नीति ने हमेशा फिलिस्तीनी 
मकु्ति संघर््ष का समर््थन किया था। ये अमरेिकी 
साम्राज्यवादी शक्ति की छूट के साथ अतंरराष्ट्रीय 
स्तर पर सत्तावादी-फासीवादी ब्लॉक के मजबतू होने 
के स्पष्ट संकेत हैैं। 

मध्य-पूर््व मेें इजरायली आक्रामकता के खिलाफ 
जनता के भीतर मजबतू राय बनानी होगी और सभी 
फिलिस्तीनी क्षेत््रोों  से इजरायली बलो ं की तत्काल 
वापसी की मागं करनी होगी, साथ ही फिलिस्तीनी 
आत्मनिर््णय की मागं को लोकप्रिय बनाकर भारत के 
साथ फासीवादी आदंोलन को कमजोर करने के लिए 
रचनात्मक तकनीको ं का आविष्कार करना होगा, 
ताकि ऐसी बर््बरता को समाप्त किया जा सके।

अतं मेें, अरब जगत की प्रगतिशील ताकतो ं
को एक मजबतू समाजवादी आदंोलन के माध्यम 
से मध्य-पूर््व मेें अमरेिकी साम्राज्यवाद के द्वारपाल 
इजरायल को अलग-थलग करने के लिए एकजटु 
होना होगा ताकि फिलिस्तीनियो ं को अपना जीवन 
और जमीन वापस मिल सके।

फिलिस्तीन के गाजा पट्टी मेें इज़रायल की 7 
अक्टूबर से जारी विध्वं सक बमबारी मेें खबर लिखे 
जाने तक 12000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 
जिनमेें 5000 से ज्यादा बच्चे हैैं। इज़रायल जिन पर 
गोले दाग रहा है, वे निहत्थे औरतेें-बच्चे-नौजवान-
बूढ़़े फ़़िलिस्तीनी नागरिक हैैं, जिनके मकानो ं को 

फिलिस्तीन मेें इज़रायली नरसंहार
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जमीदंोज कर दिया गया है। अस्पताल, मरीज, 
डॉक्टर, स्वास्थ्य कर््मचारी, एंबुलेेंस, राहत/बचाव 
दल, राहत/शरणार्थी शिविर, स्कूल , पानी-
बिजली-राशन, पत्रकार/मीडिया संस्थान, संयुक्त 
राष्टट्र संघ के दफ़्तर/कर््मचारी... सभी इसके 
शिकार हैैं। यह सुनियोजित जनसंहार है! 
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नेस्ले इंडोनेशिया मेें छँटनी के 

खिलाफ प्रदर््शन

अमेरिकी: स्वास्थ्य क्षेत्र मेें 

कर््मचारियोों की बड़़ी हड़ताल

ऑस्ट्रेलिया: मैरीटाइम यूनियन की हड़ताल

इटली: परिवहन कर््मचारियोों 
की राष्ट्रव्यापी हड़ताल

ब्राजील: छंटनी के विरोध मेें 
जनरल मोटर््स मेें हड़ताल

पीटी नेस्ले इंडोनेशिया कारोबार मेें 
गिरावट के हवाल से कहा कि नेस्ले केजायन 
फैक्ट्री मेें काम करने वाल श्रमिको ंकी संख्या 
के संदर््भ मेें दक्षता के मानक को लागू करेगी। 
प्रबंधन ने आनन-फानन मेें दक्षता परीक्षा लागू 
की। 31 अक्टूबर को टाउनहॉल बिजनेस 
अपडेट आयोजित करने के बाद 126 श्रमिको ं
को कार््यमक्ति का पत्र दे दिया।

इसके विरोध मेें बीते 13 नवंबर को 
नेस्ले इंडोनेशिया केजयान लेबर यूनियन 
(एसबीएनआईके) ने पश्चिमी, मध्य और पूर्वी 
क्षेत््रोों  के सभी एफएसएमएम सदस्य यूनियनो ं
के साथ मिलकर नेस्ले इंडोनेशिया जकार््तता हेड 
ऑफिस और पूर्वी जावा के पासुरुआन रीजेेंसी 
मेें स्थित नेस्ले इंडोनेशिया केजयान फैक्ट्री मेें 
एक साथ प्रदर््शन किया।

अमेरिकी स्वास्थ्य क्षेत्र मेें, अक्टूबर मेें एक 
बड़़ी हड़ताल शुरू हुई। कई राज््योों  मेें क़़ै सर 
कंपनी के लगभग 75,000 स्थाई श्रमिको ंने 
काम बंद कर दिए। हड़ताल मेें लाइसेेंस प्राप्त 
व्यावसायिक नर्ससें, घरेलू स्वास्थ्य सहायक व 
अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफर, रेडियोलॉजी, एक्स-
रे, सर्जिकल, फार्मेसी और आपातकालीन 
विभागो ंके तकनीशियन शामिल हुए।

अगस्त मेें, कैसर श्रमिको ंका प्रतिनिधित्व 
करने वाली यूनियनो ंने $25 प्रति घंटा न्यूनतम 
वेतन के साथ-साथ पहले दो वर्षषों मेें प्रत्येक 
वर््ष 7% और उसके बाद के दो वर्षषों मेें प्रत्येक 
वर््ष 6.25% की बढ़़ोतरी की मांग की। संघ 
का कहना है कि अधिकारी बातचीत के दौरान 
गलत इरादे से सौदेबाजी कर रहे हैैं।

17 नवंबर को इटली मेें परिवहन 
कर््मचारियो ं ने राष्टट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान 
किया। यूनियनो ंने स्कूल ो ंऔर विश्वविद्यालयो,ं 
डाकघरो ंऔर बंदरगाहो ंके साथ-साथ इस्पात 
श्रमिको ं और खाद्य उद्योग के श्रमिको ं सहित 
निजी फर्ममों मेें हड़ताल के लिए उच्च मतदान 
की सूचना दी।

देश की दो सबसे बड़़ी यूनियनो,ं 
सीजीआईएल और यूआईएल द्वारा आयोजित 
हड़ताल मेें शिक्षक, स्वास्थ्य कर््मचारी, टैक्सी 
चालक और डाक कर््मचारी शामिल थे। 
उनका कहना है कि प्रधान मंत्री जियोर्जिया 
मेलोनी का कर-कटौती बजट स्वास्थ्य, शिक्षा 
और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत््रोों  को बुरी तरह 
प्रभावित करता है।

अमेरिकी वाहन निर््ममाता जनरल 
मोटर््स के ब्राजीलियाई संयंत््रोों  मेें धातुकर्मी 
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 
अक्टूबर मेें हड़ताल तब हुई जब जीएम 
ने घोषणा की कि वह बिक्री और निर््ययात मेें 
गिरावट के बाद साओ पाउलो राज्य मेें तीन 
कारखानो ं मेें स्थिरता के लिए “आवश्यक” 
करार देते हुए कार््यबल को कम कर रहा है।

यूनियन के अनुसार, जीएम साओ जोस 
डॉस कैम्पोस मेें लगभग 4,000 लोगो ं को 
रोजगार देता है, जहां यह इंजन, गियरबॉक्स, 
ट््ररेलब्लेज़र एसयूवी और एस-10 ट््रक बनाता 
है, जहा ँ लगभग 1,200 श्रमिको ं ने पहले 
अपने अनुबंध अस्थायी रूप से निलबित कर 
दिए थे।

ऑस्ट्रेलिया के मैरीटाइम यूनियन से जुड़़े 
श्रमिको ं ने ब्रिस्बेन, फ्रेमे ेंटल, मेलबोर््न और 
सिडनी के बंदरगाहो ंसहित देश भर मेें डीपी 

वर्लल्ड टर्मिनलो ंपर चल रही 
हड़ताल को आगे बढ़़ाने की 
घोषणा की। 17 नवंबर 
को सिडनी मेें भी पूरे दिन 
काम रुका रहा; संबंधित 
रोलिंग कार््य अक्टूबर की 
शुरुआत से रुका हुआ है। 
वे बेहतर वेतन और बेहतर 
कार््यस्थिति की मांग कर रह े
हैैं। विभिन्न दिनो ं मेें सभी 
चार बंदरगाहो ं पर ट््रको ं

और ट््ररेनो ं की लोडिंग और अनलोडिंग पर 
प्रतिबंध निर््धधारित है।
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विरासत

जिस समय पेत्रोग्राद मेें गश्ती दस््तोों  के बीच 
झड़पेें हो रही थी ंऔर गरमागरम बहसेें चल रही 
थी,ं सारे रूस से यहा ँ (स्मोल््ननी मेें) लोग आ रह े
थे। वे स्मोल््ननी मेें आयोजित सोवियतो ंकी दूसरी 
अखिल रूसी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। स्मोल््ननी, 
जहा ँ पहले अभिजात वर््ग की लड़कियो ं के लिए 
एक आलीशान स्कूल  था, अब सोवियतो ंका केन्द्र 
बन गया था।

…यहा ँ अगणित ग़रीबो ं और अभावग्रस्त 
व्यक्तियो ंकी आशाएँ और आकांक्षाएँ केन्द्रीभूत 
थी।ं यही ंवे दीर््घकालीन उत्पीड़न और अत्याचारो ं
से मुक्ति पाने की आशाएँ लगाये हुए थे। यही ं
उनके जीवन-मरण की समस्याओ ंको हल करने 
का प्रयास हो रहा था।

…हर चीज़ वहा ँ तीव्र गति से हो रही थी, 
वातावरण मेें तनाव था, जो प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा 
था। प्रमुख कार््यकर््तता तो मानो अन्तहीन शक्ति से 
ओतप्रोत थे, उनकी कार््यक्षमता चमत्कारपूर््ण थी, 
क््योों कि वे बिना सोये, बिना थके काम मेें लगे हुए 
थे और क्रान्ति की महत्त्वपूर््ण समस्याओ ंका साहस 
के साथ सामना कर रहे थे।

25 अक्टूबर (7 नवम्बर) की इस रात 
को दस बजकर चालीस मिनट पर ऐतिहासिक 
बैठक शुरू हुई, जिसके परिणाम रूस और सारे 
संसार के भविष्य के लिए बहुत ही महत्त्वपूर््ण एवं 

प्रभावकारी होने वाले थे। अपने-अपने गुटो ंकी 
बैठको ंसे प्रतिनिधि विशाल सभा-कक्ष मेें आये।

…तभी अचानक उस रात के अन्धकार को 
भेदने वाली प्रचण्ड गड़गड़ाहट से प्रतिनिधि सन्नाटे 
मेें आ गये, अपने स्थानो ंसे उछल पड़े। यह तोप की 
दनदनाहट थी, क्रूज़ र ‘अव्रोरा’ ने शीत प्रासाद पर 
गोला दागा था। दूरी के कारण गड़गड़ाहट धीमी 
एवं दबी-दबी सुनायी पड़ती थी, मगर वह सतत 
तथा क्रमबद्ध थी। यह गड़गड़ाहट पुरानी व्यवस्था 
के अन्त की सूचक थी, नयी व्यवस्था के आगमन 
का अभिवादन-गीत थी। यह जन-समुदाय की 
आवाज़ थी, जो ‘अव्रोरा’ की गड़गड़ाहट के रूप 
मेें प्रतिनिधियो ंके सम्मुख यह मागँ प्रस्तुत कर रही 
थी, “सारी सत्ता सोवियतो ंको!”…

सोवियतो ंको सरकार
घोषित किया गया

हर पल क्रान्ति की विजय की ताज़ा सूचनाएँ 
मिल रही थी ं– मन्त्रियो ंकी गिरफ़््तारी, राजकीय 
बैैंक, तारघर, टेलीफ़़ोन-केन्द्र और फ़़ौजी हाई 
कमान के सदर-मुक़़ाम पर क़ब्ज़े की ख़बरेें मिल 
रही थी।ं एक के बाद एक सत्ता के केन्द्र लोगो ं
के क़ब्ज़े मेें आते जा रहे थे। पुरानी सरकार की 
नाममात्र की सत्ता विद्रोहियो ंके हथौड़ो ंकी चोट से 
खण्ड-खण्ड होकर गिर रही थी।

…अन्ततः इस कोलाहलपूर््ण रात की 
समाप्ति पर वाद-विवाद और संकल््पोों  के टकराव 
के बाद यह स्पष्ट एवं सुगम घोषणापत्र स्वीकृत 
हुआ:

“अस्थायी सरकार अपदस्थ कर दी गयी। 
मज़दूरो,ं सैनिको ं और किसानो ं के भारी बहुमत 
की आकांक्षा के अनुकूल सोवियतो ंकी यह कांग्रेस 
सत्ता ग्रहण कर रही है। सोवियत सरकार तत्काल 
सभी राष््ट््रोों  के सम्मुख जनतांत्रिक शान्ति और 
सभी मोर्चचों पर तत्काल विराम-सन्धि का प्रस्ताव 
रखेगी। यह बिना किसी मुआवजे़  के ज़मीनो ंका 
हस्तान्तरण सुनिश्चित करेगी…” आदि।

ख़ुशी का पारावार न रहा! एक-दूसरे को 
बाहँो ंमेें लिये लोगो ंकी आखँो ं से ख़ुशी के आसूँ 
छलक रहे थे। सन्देशवाहक तेज़ी से सूचनाएँ 
पहुुँचाने के लिए रवाना हो गये थे। तार-टेलीफ़़ोन 
लगातार काम कर रहे थे। लड़ाई के मोर्चचों की 
ओर मोटरगाड़िया ँ तेज़ी से भागी जा रही थी।ं 
नदियो ंऔर मैदानो ंको पार करते हुए विमान द्रुत 
गति से उड़ते चले जा रहे थे। रेडियो से समुद््रोों  के 
पार सूचनाएँ पहुुँच रही थी।ं सभी साधनो ंसे इस 
सर््ववाधिक महत्त्वपूर््ण संवाद को प्रेषित किया जा 
रहा था।

क्रा न्तिकार ी 
जन-समुदाय के 
संकल्प की विजय 
हुई थी। सोवियतो ं
ने सरकार का रूप 
ले लिया था।

सुबह 6 बजे ऐतिहासिक अधिवेशन समाप्त 
हुआ। प्रतिनिधिगण थकावट से चूर थे, रातभर 
जगने के कारण उनकी आखँेें धँसी हुई थी।ं फिर 
भी वे बहुत ख़ुश थे और पत्थर की सीढ़ियो ंऔर 
दरवाज़ो ंको लाघँते हुए स्मोल््ननी के बाहर निकल 
रहे थे। बाहर अभी अधँेरा और बड़ी सर्दी थी, 
मगर पूर््व मेें लाल पौ फट रही थी।

रूसी क्रान्ति: ऐतिहासिक 7 नवंबर 1917

मज़दरू वर््ग ने सत्ता कैसे हासिल की
-अल्बर््ट रीस विलियम्स-

(अल्बर््ट रीस विलियम्स की प्रसिद्ध पुस्तक ‘रूसी क्रान्ति के दौरान’ का एक अंश, जो 7 नवम्बर (पुराना  कैलेण्डर 25 अक्टूबर), 1917 की उस 
तूफ़़ानी रात की एक झलक पेश करता है जब मज़दूर वर््ग का राज कायम हुआ। – सम्पादक)
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बिस्मिल-अशफाक की यारी!
साझी विरासत है हमारी!

जाति-धर््म मेें नहीीं बटेेंगे, अन्याय के खिलाफ एकजुट लड़ेेंगे!
17 दिसम्बर और 19 दिसम्बर 1927 को देश के चार जाबँाज़ युवा आज़ादी के लिए कुर््बबान हो गये थे। एच.आर.ए. (हिन्दुस्तान 

रिपब्लिकन एसोसिएशन) से जुड़े इन नायको ंमेें 17 दिसंबर, 1927 को राजेेंद्रनाथ लाहिड़़ी को गोडंा मेें, 19 दिसंबर को रामप्रसाद 
बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां को फैज़़ाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल मेें फांसी दी गई।

आज़ादी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए 9 अगस्त 1925 के दिन 10 नौजवानो ंने काकोरी नामक जगह पर चलती ट््ररेन रोककर 
अंग्रेजी खजाने को लूट लिया था। भारत मेें लूट, शोषण और दमन पर टिके अंग्रेजी साम्राज्य के मँुह पर ‘काकोरी एक्शन’ एक करारा 
तमाचा था। दमन चक्र के बाद मुकदमेें की नौटंकी करके कुछ क््राांतिकारियो ंको कठोर कारावास और चार को फासँी की सजा सुनाई 
गयी थी।

इन जांबाज शहीदो ंमेें प्रमुख रामप्रसाद बिस्मिल ठेठ आर््यसमाजी थे, तो अशफाक उल्ला खां पाचँ वक्ती नमाज़ी। लेकिन इनकी 
दोस्ती प्रचंड थी और धर््म आज़ादी के मिशन मेें कही ंआड़े नही ंआई।

आज जब धर््म व जाति के नाम पर नफ़रत और खून-खराबे अपने चरम पर हैैं, तब इन शहीदो ंसे प्रेरणा लेना बेहद जरूरी है।

“हिन्दुस्तानी भाइयो! आप चाहे किसी भी धर््म 
या सम्प्रदाय के मानने वाल हो,ं देश के काम मेें साथ 
दो। सभी कार््य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन 
हैैं, फिर यह व्यर््थ के लड़ाई-झगड़े क््योों ? एक होकर 
अपने देश को आजाद कराओ!”

(फासँी के ठीक पहले फैजाबाद जेल से भेजे गये 
काकोरी काण्ड के शहीद अशफाक उल्ला के अन्तिम 
सन्देश, 16 दिसंबर, 1927)

“अब देशवासियो ं के सामने यही प्रार््थना है कि 
यदि उन्हहें हमारे मरने का जरा भी अफसोस है तो 
वे जैसे भी हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करेें – 
यही हमारी आखिरी इच्छा थी, यही हमारी यादगार 
हो सकती है।”

(शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के अन्तिम सन्देश से, जिसे 
भगतसिंह ने ‘किरती’ पत्र मेें जनवरी, 1928 मेें प्रकाशित 
कराया था)


